PAITI ) 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 15 , 1987 ( AGHN. 24 , 1909 SAKA) 


4259 


दिनांक 4 नवम्बर , 1987 


स० मो ० वि ०/ पानी/ 120-87/ 43535 .-- चं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, दी 
करनाल सेन्ट्रल को -प्रोग्रेटिव बैंक लि ० , दी माल , करनाल के अमिक श्री जसवीर सिंह , पुत्र श्री राम सरूप , गांव गोगडीपुर, 
तहसील करनाल , जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद का न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


इसलिये , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री जसवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 122-87143542. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, 
दी करनाल सैन्ट्रल को - प्रोप्रेटिव बैंक लि ० , दी माल , करनाल के अमिक श्री सुदर्शन कुमार , पुन श्री जय नारायण , गांव 
महमदपुर , 

जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , को धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3- श्रम , 

दिनांक 
18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त मधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे 
1.नि नचेलिखा मला न्यायनिपट एमं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो बिवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सुदर्शन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० मो . वि ०/पानी / 123-87/ 43549.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , 
दी करनाल सैन्ट्रल को - पोप्रेटिव बैंक लि . , दीमाल , करनाल के अमिक श्री सेठपाल रावल , गांव ढाटुला , डा . पसीनाकला, तहसील 
पानीपत , जिला करनाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 प्रारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम , न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला हैं या विवाद में सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सेटपाल रावल की सेवानों का समापन न्तायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


सं ० मो . वि ० /पानी /15-87/ 43556.- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , 
दी करनाल सैन्ट्रल को - प्रोप्रेटिव बैंक लि ०, दी माल , करनाल के श्रमिक श्री मोहिन्द्र पाल सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, गांव व डा . 

कोहन्द , 
तहसील व जिला करनाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 
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का 


मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( म ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 
18 अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री मोहिन्द्रपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

हकदार है ? 
सं ० मो . वि ०/ पानी/ 12 8-87/ 43563.- ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , दो 
करनाल सैन्ट्रल को -कोरेटिव बैंक लि . , दो , करनाल , केनिक श्री दन घोर लिह, पुत्र श्री हरि तिह , गांव हमनपुर, 
डाकखाना फरलक , जिला करसाल जग उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद 
है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की पधारा ( 1 ) के सण ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य गप इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . १ ( 44 ) 84-3- धम , दिनांक 18 
मप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के मधील गठित धम न्यायालय, प्रभ्याला को विवादास्स या उससे मम्बन्धित 
नीचे सिवा मामला न्यायनिर्भप एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निविष्ट करते हैं जोकि उस प्रवकों तथा अमिक के बीच 
या तो विवावग्रस्त मामला है था विवाद से सुसंगत अपया सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री दलबीर सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किप राहत का 


हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ०/ पानी/ 119-87/ 43570.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , दी 
करनाल सैंट्रल को - पोप्रेटिव बैंक लि ०, दो माल, करन न , के श्रमिक श्री दया कि गन , पुत्र श्री हो दत्त , एक्म सेवादार, 
शिव कालोनी , करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना पांडनीय समझते हैं ; 

इललिए, पब , प्रोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की भारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गलिश्रम न्यायालय , अम्बाला , को घिवादग्रस या इससे सम्बनित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री दया किगन की मेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो . वि ० / पानो/ 124-87143577.-- कि हरिया गा के राज्यात की राय है कि पेनजिंग डायरेक्टर , 
दी पानीपत सहकारी बगर जिन नि ० , गवा डिस्टरी यूनिट, पानीपत , के थमिक श्री रूपा चन्द , पुत्र श्री छोटू , गांव 
व डाकखाना इसराना , तहसोल पानोपन , जिला करनाल तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद बिखिन मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चूंकि हरियागा के राज्यपाल इस विवाद को वापानमध हेतु निदिष्ट करना बांछनीय समनने हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के वण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हये हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा सरकारी अधिमूदमा सं . 344 ) 84-3- श्रम , दिनांक 
18 अप्रैल , 1984 द्वारा उन प्रधिनियम का पारा 1 के प्रधान गरि श्रम न्यायालय , अम्बा ना को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तोन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि 31 प्रवन्धको नया श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : --- 

क्या श्री रूप चन्द की सेवायो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


